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बजट 2025: भारतीय अवसरंचना मेें प्रगति
सदंर््भ

	¾ पिछले 10 वर्षषों मेें राष्ट्रीय राजमार्गगों का नेटवर््क  60% बढ़ चकुा ह।ै दशे की 
99% आबादी ग्रामीण सड़कोों से जडु़ चकुी ह।ै नवीकरणीय ऊर््जजा की क्षमता 
तेज़ी से बढ़कर कुल ऊर््जजा का 47% हो गई ह।ै केें द्रीय बजट 2025-26 एवं 
आर््थथिक सर्वेक्षण 2024-25 मेें भारत को वर््ष 2047 तक 300 खरब डॉलर 
की अर््थव््यवस््थथा बनाने का महत्त्वाकांक्षी दृष्टिकोण प्रस््ततुत किया गया ह।ै 
सरकार ने अवसंरचना आधनुिकीकरण एवं आत््मनिर््भरता की गति को आगे 
बढ़़ाते हुए जलपोत निर््ममाण की ओर ध््ययान दिया ह।ै भारत की समदु्री क्षमता 
बढ़़ाने और मनै््ययुफैक््चरिंग क्षेत्र मेें रोज़गार सजृन के लिए जलपोत निर््ममाण 
एक महत्तत्वपरू््ण उद्योग ह।ै

2014-2024 की विरासत : प्रगति की बुनियादेें
	¾ राष्ट्रीय राजमार्गगों का नेटवर््क  60% की वदृ्धि के साथ वर््ष 2014 मेें 9,1287 
किमी. से बढ़कर वर््ष 2024 मेें 146145 किमी. हो गया ह।ै इससे माल 
ढुलाई के व््यय मेें 15% की उल््ललेखनीय कमी आई ह।ै भारतीय बंदरगाहोों 
की माल निर््वहन क्षमता दोगनुी होकर 1630 मिलियन टन हो गई और 
वैश्विक जहाज़रानी रैैंकिग मेें भारत 44वेें से बढ़कर 22वेें पर पहुचँ गया ह।ै

	¾ शहरोों मेें आवासन की तंगी को दरू करने के लिए प्रधानमतं्री आवास योजना 
(शहरी) के अतंर््गत 1.18 करोड़ रिहायशी इकाइयाँ निम््न आय वाले परिवारोों 
को दी गई।ं शहरी अवसरंचना मेें अत््यधिक वदृ्धि हुई और मटे्रो नेटवर््क  248 
किमी. से चार गनुा बढ़कर 993 किमी. हो गया।

योजना का सार
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भारतीय अवसरंचना का नवयुग
	¾ वर््ष 2016 का रियल एस््टटेट नियमन एवं विकास अधिनियम से अब तक 
अपारदर्शी रह ेज़मीन-ज़ायदाद के बाज़ार मेें पारदर््शशिता व जवाबदहेी आई 
ह।ै इस सधुार तथा वस््ततु एवं सेवा कर पर क्रियान््वयन ने संयकु्त रूप से 
बाज़ार की गतिकी को बदलने के साथ ही उपभोक्ता संरक्षण को बढ़़ावा 
दिया और समचूी निर््ममाण मलू््य  शृखंला को सचुारु बनाया ह।ै जी.एस.टी. 
के क्रियान््वयन ने जटिल कर ढाँच ेसे उत््पन््न होने वाले प्रभाव को कम किया 
ह ैऔर इस ढाँच ेका सरलीकरण कर अवसंरचना क्षेत्र के लिए परिवर््तनकारी 
सिद्ध हुआ ह।ै

	¾ निर््ममाणाधीन संपत्तियोों एवं किफायती आवास परियोजनाओ ंके लिए जी.एस.
टी. दरोों को तार््ककि क बनाए जाने से मांग को बल व सरकार के सबके लिए घर के 
मिशन को समर््थन मिला ह।ै रियल एस््टटेट बाज़ार का पहिया विकास के एक ठोस 
चरण मेें प्रवेश कर चकुा ह।ै इसका सबतू सभी बड़़े बाज़ारोों मेें रिकॉर््ड बिक्री और 
लगातार मलू््य वदृ्धि ह।ै रियल एस््टटेट क्षेत्र मेें अभतूपरू््व ससं््थथागत निवेश दखेने को 
मिला ह।ै नेशनल इन्फ्रास्टट्रक््चर पाइपलाइन और पीएम गति शक्ति जसैी पहल के 
ज़रिए सरकार ने अवसंरचना पर ज़ोर दिया ह।ै

बजट 2025 : भविष््य मेें प्रवेश का गतिवर्दद्धन
	¾ संघीय बजट 2025-26 मेें जलपोत निर््ममाण को अवसंरचना का दर््जजा दनेे 
का फैसला एक बड़़ा कदम ह।ै बजट 2025 का एक अन््य महत्तत्वपरू््ण स््ततंभ 
शहरी कायाकल््प का कार््यक्रम ह।ै इसमेें एक लाख करोड़ रुपए का शहरी 
चलैेेंज कोष बनाने की घोषणा की गई ह ैजिससे स््ममार््ट शहरोों मेें 25% बैैंक 
ग्राह्य परियोजनाओ,ं जल एवं स््वच््छता अवसंरचना तथा परिवहन-उन््ममुख 
विकास के लिए धन की व््यवस््थथा की जाएगी। 
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	¾ मटे्रो रेल विकास योजना मेें प्रतिवर््ष 300 किमी. नई लाइनेें बिछाने का लक्षष्य 
रखा गया ह।ै इससे वर््ष 2030 तक मटे्रो लाइनोों की कुल लंबाई 1500 
किमी. हो जाएगी। सरकार आवासन को अब भी शीर््ष प्राथमिकता द ेरही 
ह।ै पीएम आवास योजना (शहरी) 2.0 मेें 80 लाख किफायती रिहायशी 
इकाइयोों के निर््ममाण के लिए 2.2 लाख करोड़ रुपए की बड़़ी रकम रखी गई 
ह।ै इससे उपलब््ध शहरी आवासोों का अभाव दरू होगा और लाखोों शहरियोों 
की जीवन गणुवत्ता मेें सधुार आएगा।

बजट 2025 : जहाज़ निर््ममाण क्षेत्र
	¾ भारत के अतंर््रराष्ट्रीय व््ययापार का 95% से अधिक हिस््ससा समदु्री मार्गगों के 
ज़रिए होता ह।ै भारत की यह भौगोलिक एवं भ-ूराजनीतिक स््थथिति समदु्री 
मार््ग की क्षमता को न केवल मज़बतू बनाने की ज़रूरत पर ज़ोर दतेी ह ै
बल््ककि दशे की आर््थथिक सरुक्षा के लिए भी बहुत आवश््यक ह।ै भारत दनुिया 
की तीसरी सबसे बड़़ी अर््थव््यवस््थथा बनने की ओर अग्रसर ह,ै लेकिन दशे 
को नौवहन क्षेत्र मेें गंभीर चनुौतियोों का सामना करना पड़ रहा ह।ै 

	¾ बंदरगाह लॉजिस््टटिक के साथ ही नौवहन क्षेत्र से जडु़़े अन््य क्षेत्र, जैसे- जहाज़ 
निर््ममाण, जहाज़ स््ववामित््व एवं जहाज़ पंजीकरण बिदओु ंपर ध््ययान दनेे की 
रणनीति अपनाने की आवश््यकता ह।ै जहाज़ोों के स््ववामित््व मेें भारत की 
वैश्विक हिस््ससेदारी केवल 1.2% ह।ै जहाज़ निर््ममाण मेें भारत के पास वैश्विक 
बाज़ार हिस््ससेदारी का केवल 0.07% हिस््ससा ह,ै जबकि चीन का इस क्षेत्र मेें 
46.6% हिस््ससेदारी के साथ वर््चस््व ह।ै

	¾ भारत अपने लगभग 95% अतंर््रराष्ट्रीय माल ढुलाई के लिए विदशेी जहाज़ोों 
पर निर््भर ह।ै वर््ष 2022-23 मेें विदशेी कंपनियोों को समदु्री माल ढुलाई शलु््क 
के रूप मेें 75 बिलियन डॉलर की विदशेी मदु्रा का भगुतान किया गया। यह 
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निर््भरता आर््थथिक परिणाम से आगे जाकर गंभीर कमज़ोरी मेें तब््ददील हो 
सकती ह।ै हालाँकि, भारत के पास समदु्री प्रभतु््व के लिए बनुियादी लाभ 
हैैं। दशे ने परमाण ुपनडुब््बबियोों एवं विमान वाहकोों के डिज़ाइन व निर््ममाण मेें 
उन््नत क्षमता हासिल की ह।ै भारत नाविक आपरू््तति मेें विश्व मेें तीसरे स््थथान 
पर ह ैजो दनुिया भर मेें समदु्री कार््यबल का 10-12% योगदान दतेा ह।ै

	¾ एक ऐतिहासिक कदम के रूप मेें भारत के बजट 2025 मेें बड़़े जहाज़ोों को 
हार्मोनाइज़््ड मास््टर लिस््ट मेें शामिल करके उन््हेें बनुियादी ढाँच ेका दर््जजा 
दकेर जहाज़ निर््ममाण को औद्योगिक नीति मेें सबसे आगे रखा ह।ै यह रण-
नीतिक निर््णय नव-स््थथापित 25,000 करोड़ रुपए के समदु्री विकास कोष 
जहाज़ निर््ममाण क््लस््टर एवं अनसुंधान पहलोों के लिए महत्तत्वपरू््ण सहायता 
प्रदान करने के बेहतर वित्तपोषण के मार््ग खोलता ह।ै 

	¾ वर््तमान मेें मात्र 0.06% बाज़ार हिस््ससेदारी के साथ भारत वैश्विक स््तर पर 
22वेें स््थथान पर ह।ै भारत ने वर््ष 2030 तक शीर््ष के 10 जहाज़ निर््ममाण दशेोों 
मेें शामिल होने का महत्त्वाकांक्षी लक्षष्य रखा ह ैजो कि समदु्री विनिर््ममाण 
उत््ककृष्ट ता के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर््शशाता ह।ै

	¾ नीतिगत ढाँचा केवल वित्तीय प्रोत््ससाहनोों तक सीमित नहीीं ह ैबल््ककि यह एक 
व््ययापक दृष्टिकोण को भी शामिल करता ह,ै जिसमेें जहाज़ के घटकोों पर 
लक्षित कस््टम ड्यटूी छूट एवं नवाचारी शिपब्रेकिग क्रेडि ट नोट्स शामिल 
हैैं, जो घरेल ूरीसाइक््ललििंग को प्रोत््ससाहित करने के लिए स्क्रैप  मलू््य का 40% 
प्रतिपरू््तति करते हैैं। 

	¾ तटीय नौवहन विधयेक, 2024 का उद्देश््य तटीय व््ययापार के लिए एक व््ययापक 
नियामक ढाँचा तैयार करना, भारतीय ध््वज वाले जहाज़ोों पर प्रतिबंध हटाना 
और पारदर््शशिता बढ़़ाने के लिए एक राष्ट्रीय डाटाबेस स््थथापित करना ह।ै 
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	¾ समदु्री माल परिवहन विधयेक, 2024 काननूी ज़िम््ममेदारियोों को स््पष्ट करने 
और विवादोों के समाधान की प्रक्रियाओ ंको सवु््यवस््थथित करने पर केें द्रित 
ह।ै बिल ऑफ लैडिग विधयेक, 2024 औपनिवेशिक यगु के काननू की 
जगह शिपिंग दस््ततावेज़ोों को आज के समय अनसुार बनाता ह।ै इन सधुारोों 
का मखु््य उद्देश््य अनपुालन बोझ को कम करना और समदु्री क्षेत्र मेें व््ययापार 
करने मेें आसानी को बढ़़ावा दनेा ह।ै

	¾ भारत का 2025 का बजट जहाज़ निर््ममाण एवं समदु्री बनुियादी ढाँच ेपर इसके 
खास फोकस की वजह से दशे के विकास पथ का एक महत्तत्वपरू््ण चरण कहा 
जा सकता ह।ै जहाज़ निर््ममाण को बनुियादी ढाँच ेका दर््जजा दकेर 25,000 
करोड़ रुपए के समदु्री विकास कोष की स््थथापना करके और व््ययापक विनि-
यामक सधुारोों को लाग ूकरके दशे आज लाखोों नौकरियोों का सजृन करने 
की ओर अग्रसर ह।ै

बजट 2025-26 : कर सधुारोों की ओर

सदंर््भ
	¾ कर अनपुालन को सरल बनाने, दरोों को यकु्तिसंगत बनाने और स््ववैच््छछिक 
भागीदारी को प्रोत््ससाहित करने के उद्देश््य से केें द्रीय बजट 2025-26 मेें सधुार 
किए गए हैैं। वर््ष 2025-26 वित्त विधयेक का उद्देश््य व््यक्तियोों एवं व््यव�-
सायोों पर बोझ को कम करना, अनपुालन को सरल बनाना और अधिक 
निवेश-अनकूुल वातावरण को बढ़़ावा दनेा ह।ै

मध््यम वर््ग के लिए राहत : कर मेें कमी, आय मेें अधिक आसानी 
	¾ व््यक्तिगत आयकर स््ललैब का पनु: निर््धधारण इस बजट की सबसे बड़़ी विश-े
षताओ ंमेें शमुार ह।ै सरकार ने 12 लाख रुपए प्रतिवर््ष तक की आय वालोों 
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के लिए कर दयेता कम कर दी ह।ै इसका अर््थ ह ै कि लोगोों की जेब मेें 
अधिक पैसा आएगा और खर््च को बढ़़ावा मिलेगा तथा मांग एवं आर््थथिक 
गतिविधि को बढ़़ावा मिलेगा। यह केवल कर की बचत के बारे मेें नहीीं ह,ै 
यह लोगोों की वित्तीय सशक्तता के बारे मेें ह।ै 

	¾ कर निर््धधारण को अधिक सरल बनाने के लिए संशोधित कर स््ललैब अनाव-
श््यक जटिलता को समाप्त करते हैैं। अपने कब््ज़ज़े वाली संपत्ति के संदर््भ मेें 
कराधान पर परुाने प्रतिबंधोों को हटाना इसका एक अन््य महत्तत्वपरू््ण सधुार 
ह।ै इस बदलाव के साथ, जो लोग दो घरोों के मालिक हैैं और रोज़गार की 
बाधाओ ंया व््यक्तिगत कारणोों से उनका उपयोग या कब््ज़ज़ा नहीीं कर सकते 
हैैं, उन््हेें अब अनचुित रूप से दडंित नहीीं किया जाएगा।

कर अनुपालन मेें आसानी एवं तनाव मेें कमी
	¾ बजट 2025-26 मेें आयकर रिटर््न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा 24 
महीने से बढ़़ाकर 48 महीने कर दी गई ह।ै इससे व््यक्तियोों एवं व््यवसायोों को 
अत््यधिक दडं के डर के बिना फाइलिग से संबंधित किसी भी त्रुटि को ठीक 
करने के लिए अतिरिक्त समय मिलता ह।ै

	¾ अनिवासी भारतीयोों (NRI) के लिए सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक विनिर््ममाण 
सवुिधाओ ंसे संबंधित सेवाओ ंके लिए अनमुानित कराधान शरुू किया 
ह।ै यह कदम कर के संदर््भ मेें अधिक स््पष्टता प्रदान करता ह ैजिससे भारत 
एक अधिक आकर््षक निवेश गंतव््य बन जाता ह।ै सरकार ने स्रोत पर कर 
कटौती (TDS) एवं स्रोत पर कर संग्रह (TCS) प्रावधानोों को यकु्तिसंगत 
बनाया ह।ै यह बजट उन अक्षमताओ ंको समाप्त करता ह ैजिससे व््यवसायोों 
एवं व््यक्तियोों दोनोों के लिए एक सहज प्रक्रिया सनुिश्चित होती ह।ै व््यवसायोों 
के लिए, टी.सी.एस. भगुतान मेें दरेी अब आपराधिक दायित््व नहीीं होगी।
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निवेश एवं आर््थथिक विकास को प्रोत््ससाहन 
	¾ बजट 2025-26 निरंतर निवेश आकर््षषित करने, उद्यमशीलता को बढ़़ावा 
दनेे और प्रमखु उद्योगोों को मज़बतू करने पर केें द्रित ह।ै स््टटार््टअप के लिए 1 
अप्रैल, 2030 तक निगमित व््यवसायोों को कर लाभ का विस््ततार किया गया 
ह।ै भारत के तेज़ी से बढ़ते स््टटार््टअप इकोसिस््टम को दखेते हुए यह कदम 
सनुिश्चित करता ह ै कि नए उद्यमोों को बढ़ने, नवाचार करने और रोज़गार 
सजृित करने के लिए आवश््यक समर््थन प्राप्त होना चाहिए।

	¾ भारतीय शिपिंग कंपनियोों के लिए नई टन भार कर योजना के साथ शिपिंग 
उद्योग को भी बढ़़ावा मिलता ह ैजिसमेें अतंर्देशीय जहाज़ भी शामिल हैैं। 
अतंर््रराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केें द्र (IFSC) वैश्विक निवेशकोों को आकर््षषित 
करने के लिए लक्षित कर प्रोत््ससाहनोों के साथ एक प्रमखु फोकस बना हुआ 
ह।ै आई.एफ.एस.सी. मेें संचालित जहाज़ के पट्टे वाली इकाइयोों के लिए 
पूंजीगत लाभ एवं लाभांश पर छूट भारत को एक अधिक आकर््षक वित्तीय 
केें द्र बनाएगी।

एक बेहतर, निष््पक्ष कर प्रणाली
	¾ यह बजट विवादोों को कम करने और कर प्रशासन दक्षता मेें सधुार के लिए 
संरचनात््मक परिवर््तन करता ह।ै छोटे धर््ममार््थ ट्रस््टोों के लिए, पंजीकरण 
अवधि को पाँच वर््ष से बढ़़ाकर दस वर््ष करके अनपुालन को सरल बनाया 
गया ह।ै एक अन््य बड़़ा सधुार हस््तताांतरण मलू््य निर््धधारण के लिए एक बहु-
वर्षीय संरचना ह।ै यह व््यवसायोों को कई वर्षषों मेें अपनी आर््म््स लेेंथ प्राइस 
(ALP) निर््धधारित करने की सवुिधा प्रदान करता ह।ै यह भारत मेें संचालित 
बहुराष्ट्रीय कंपनियोों के लिए बहुत आवश््यक परू््ववानमुान प्रदान करता ह।ै

	¾ कर प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने मेें डिजिटलीकरण महत्तत्वपरू््ण ह।ै 
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सरकार प्रक्रिया मेें लगने वाले समय को कम करने, सटीकता मेें सधुार करने 

और तेज़ी से विवाद समाधान सनुिश्चित करने के लिए आर््टटिफिशियल इटें-
लिजेेंस से कर आकलन एवं त््वरित निगरानी का लाभ उठा रही ह।ै

प्रमुख प्रत््यक्ष कर सधुार

वर््ष 2014
	¾ स््वविस बैैंक खातोों मेें जमा काले धन की जाँच के लिए विशषे जाँच दल 

गठित।

	¾ डॉ. पार््चसारथी शोम के नेततृ््व वाले कर प्रशासन सधुार आयोग ने विश्व की 

सर्वोत्तम पद्धतियोों के संदर््भ मेें व््ययावहार््य कर नीतियोों और कर अधिनियमोों 

की समीक्षा रिपोर््ट तथा कर प्रशासन को प्रभावी व दक्ष बनाने के लिए कर 

प्रशासन मेें सधुारोों के लिए सझुाव सौौंपे।

वर््ष 2015
	¾ संपत्ति कर अधिनियम, 1957 मेें लगा संपत्ति कर समाप्त किया गया।

	¾ प्रभावी प्रबंधन के स््थथान की अवधारणा लाग ूकी गई।

वर््ष 2016
	¾ लेवी एक-सी रखने की व््यवस््थथा लाग ूकी गई।

	¾ बेस एरोज़न एडं प्रॉफिट शिफ््टटििंग (Base Erosion and Profit Shifting) उपाय 

लाग ूकरने के लिए दशेवार रिपोर््ट पशे की गई।

	¾ पेशवेर लोगोों के लिए आनमुानिक कराधान योजना शरुू की गई।

	¾ पीएम गहृ कल््ययाण योजना के लिए कोष एकत्र करने की आय घोषणा 

योजना शरुू की गई।
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वर््ष 2017
	¾ मलू दये तिथि निकल जाने के बाद आयकर रिर््टन दाखिल करने वाले 
करदाताओ ंपर शलु््क लगाने की योजना शरुू की गई।

	¾ 2,50,000 रुपए से 5,00,000 रुपए के सबसे निचले स््ललैब की कर दर 
10% से घटाकर 5% की गई।

वर््ष 2018
	¾ वैतनिक व््यक्तियोों के लिए मानक कटौती फिर लाग ूकी गई।
	¾ आकलन कार््यवाही को इलेक्ट्रोनिक ढंग से चलाने के लिए ‘ई-प्रोसीडिग’ 
योजना शरुू की गई।

वर््ष 2019
	¾ घरेल ूकंपनियोों के लिए वैकल््पपिक व््यवस््थथा शरुू की गई।
	¾ कम नकदी वाली अर््थव््यवस््थथा की दिशा मेें बढ़ने के उद्देश््य से स्रोत पर कर 
कटौती की योजना शरुू की गई जो निर््धधारित सीमा से अधिक नकद राशि 
की निकासी पर लाग ूहोनी थी।

	¾ पनै एव ंआधार एक-दसूरे के स््थथान पर प्रयोग किए जा सकते हैैं।
	¾ विभाग के कामकाज मेें पारदर््शशिता बनाए रखने के लिए दस््ततावेज़ पहचान 
संख््यया (DIN) शरुू की गई।

	¾ ई-आकलन योजना, 2019 शरुू की गई।

वर््ष 2020
	¾ फेसलैस आकलन योजना 2020 और फेसलैस अपील योजना 2020 लाग ू
की गई।ं

	¾ निजी करदाताओ ंके लिए नई आयकर व््यवस््थथा मेें रियायती कर दरेें घोषित 
की गई।ं
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	¾ लाभाश ंवितरण कर समाप्त कर दिया गया।
	¾ मकुदमबेाज़ी कम करके सरकारी राजस््व जटुाने के उद्देश््य से ‘विवाद से 
विश्वास’ योजना लाई गई।

वर््ष 2021
	¾ नया ई-फाइलिग पोर््टल शरुू किया गया।
	¾ पनुआर््क लन एवं आकलन ढँूढने की नई योजना सर््च आकलन लाग ूकी गई। 
आई.टी.ए.टी. के समक्ष हाज़िर हुए बिना फेसलैस कार््यवाही की व््यवस््थथा 
लाग ूकी गई।

	¾ अग्रिम व््यवस््थथा के लिए बोर््ड का गठन किया गया।
	¾ समझौता (निपटान) आयोग समाप्त कर दिया गया।

वर््ष 2022
	¾ वर््चचुअल डिजिटल संपत्तियोों पर कर लगाने की व््यवस््थथा शरुू की गई।
	¾ कोविड-19 से जडु़़े मआुवज़े पर कर राहत लाग ूकी गई।
	¾ ‘अपडेटिड रिटर््न’ शरुू की गई जो रिटर््न दाखिल करने की संशोधित तिथि समाप्त 

होने के बाद भी दाखिल की जा सकती ह।ै

वर््ष 2023
	¾ नई आयकर व््यवस््थथा मेें आयकर से छूट की सीमा 5 लाख रुपए से बढ़़ाकर 
7 लाख रुपए की गई।

	¾ 15% निगमित कर लाभ उन नई सहकारी समितियोों को भी दनेे का फैसला 
किया गया जो 31 मार््च, 2024 तक उत््पपादन शरुू करने लगेेंगी।

	¾ स््टटार््टअप््स को आयकर लाभ पहुचँाने के उद्देश््य से उनकी स््थथापना की तारीख 
एक वर््ष के लिए और बढ़़ा दी गई।
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वर््ष 2024
	¾ सभी वर्गगों के निवेशकोों के लिए एज़ंिल कर समाप्त कर दिया गया। हीरे बेचने 
वाली विदशेी कंपनियोों के लिए निगमित कर दर 40% से घटाकर 35% की 
गई।

	¾ वैतनिक कर््मचारियोों के लिए मानक कटौती 50,000 रुपए से बढ़़ाकर 
75,000 रुपए की गई।

वर््ष 2025
	¾ 12 लाख रुपए तक की वार््षषिक आय वालोों पर कोई आयकर नहीीं (वैतनिक 
कर््मचारियोों के लिए राशि 12.75 लाख रुपए होगी)। तीन वर््ष की अवधि 
के ब््ललॉक के लिए अतंर््रराष्ट्रीय लेनदने पर आर््म््स लेेंग््थ प्राइस योजना का 
प्रस््तताव।

	¾ सरुक्षित हार््बर नियमोों के क्षेत्र का विस््ततार किया गया, ताकि मकुदमबेाज़ी 
कम हो और अतंर््रराष्ट्रीय कर व््यवस््थथा मेें निश्चितता आए।

	¾ इलेक्ट्रॉनिक मनै््ययूफैक््चरिंग योजनाओ ंके लिए कर निश्चितता।
	¾ स््टटार््टअप््स के लिए स््थथापना की अवधि मेें 5 वर््ष का विस््ततार।

निष््कर््ष : एक सतुंलित, विकासोन््ममुख कर का विज़न
	¾ कर प्रशासन मेें सधुार के लिए पिछले कुछ वर्षषों के दौरान किए गए सधुारोों 
की  शृखंला भारत के लगातार बढ़ते कर-से-जी.डी.पी. अनपुात मेें परिल-
क्षित होती ह ैजो वित्त वर््ष 2024-25 (संशोधित अनमुान) मेें 11.9% ह।ै 
वित्त वर््ष 2024-25 (संशोधित अनमुान) के लिए जी.डी.पी. मेें प्रत््यक्ष कर 
6.9% ह।ै केें द्रीय बजट 2025-26 एक ऐसी कर प्रणाली बनाने की दिशा मेें 
आगे बढ़ता ह ैजो निष््पक्ष, प्रभावी व भारत की आर््थथिक महत्त्वाकांक्षाओ ं
के अनरुूप हो।
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पर््ययावरण अनुकूल बजट
सदंर््भ 

	¾ भारत ने अपनी प्रतिबद्धता की समय सीमा से एक दशक पहले ही सकल 
घरेल ूउत््पपाद (GDP) मेें निहित कार््बन तीव्रता (किसी अर््थव््यवस््थथा की प्रति 
इकाई, आर््थथिक उत््पपादन या गतिविधि के लिए उत््सर््जजित कार््बन डाइ-ऑक््ससाा-
इड) की मात्रा को वर््ष 2005 के स््तर से 36% तक कम कर दिया ह।ै 

	¾ भारत ने अपने राष्ट्रीय स््तर पर निर््धधारित योगदान (NDC) के तहत वर््ष 
2030 तक उत््सर््जन तीव्रता मेें कमी के लक्षष्य को बढ़़ाकर 45% कर दिया 
ह।ै वित्त वर््ष 2025-26 के केें द्रीय बजट ने भारत के जलवाय ुलक्षष्ययों की 
प्रतिबद्धता को मज़बतूी दी ह ैऔर इसे दशे की आर््थथिक विकास योजनाओ ं
का अभिन््न हिस््ससा बना दिया ह।ै इस बजट मेें स््वच््छ ऊर््जजा, परिवहन एवं 
महत्तत्वपरू््ण खनिजोों सहित जलवाय ुकार््रवाई के सभी पहलओु ंका समर््थन 
किया गया ह।ै 

हरित क्षेत्ररों की नीतियोों के कार््ययान््वयन एवं शासन मेें सधुार
	¾ वित्त मतं्रालय ने पर््ययावरण, वन एवं जलवाय ु परिवर््तन मतं्रालय के बजट 
मेें लगभग 10% की वदृ्धि की ह ैजिससे इसका आवंटन पिछले बजट के 
3,125.96 करोड़ रुपए से बढ़़ाकर 3,412.82 करोड़ रुपए कर दिया गया 
ह।ै यह हरित क्षेत्ररों मेें नीतियोों व प्रबंधन को सधुारने की भारत की प्रतिबद्धता 
को दर््शशाता ह।ै

	¾ दशे मेें इस््ततेमाल होने वाले ऊर््जजा के विभिन््न स्रोतोों मेें नवीकरणीय ऊर््जजा का 
हिस््ससा प्रतिवर््ष बढ़ रहा ह।ै इस प्रगति को और आगे बढ़़ाने के लिए  वर््ष 
2025-26 के बजट मेें नवीन एवं नवीकरणीय ऊर््जजा मतं्रालय के बजट मेें 
39% की उल््ललेखनीय वदृ्धि की गई।
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वितरित सौर ऊर््जजा पर ज़ोर
	¾ सौर ऊर््जजा को बजट मेें अधिक आवंटन मिला ह।ै वित्त वर््ष 2025-26 के 
बजट मेें वितरित ऊर््जजा क्षेत्र का आवंटन बढ़़ाकर 22,600 करोड़ रुपए कर 
दिया गया ह।ै फरवरी 2024 मेें शरुू की गई पीएम सरू््यघर मफु््त बिजली 
योजना के तहत 300 यनूिट तक नि:शलु््क सौर उत््पन््न बिजली प्रदान की 
जाती ह।ै

	¾ इस कार््यक्रम ने घरोों को राष्ट्रीय जलवाय ु शमन योजनाओ ं से जोड़ने मेें 
सफलता प्राप्त की ह ैऔर बिजली की गणुवत्ता मेें महत्तत्वपरू््ण सधुार किया ह।ै 
इसी प्रकार, पीएम-कुसमु योजना के लिए बजट आवंटन भी बढ़़ाकर 2,600 
करोड़ रुपए कर दिया गया ह।ै इस योजना का उद्देश््य कृषि क्षेत्र मेें सौर ऊर््जजा 
के ज़रिए पानी के पंपोों को संचालित करना ह।ै

स््वच््छ ऊर््जजा उत््पपादन एवं निर््ममाण : सतुंलन व प्राथमिकताओ ंको सही 
से समायोजित करना

	¾ वर््ष 2025-26 का बजट औद्योगिक नीतियोों को इस तरह से समायोजित 
करने के लिए तैयार किया गया ह ैजिससे दशे को स््वच््छ प्रौद्योगिकी निर््ममाण 
क्षमता मज़बतू हो और जलवाय ुतकनीकोों के लिए आयातित सामग्रियोों पर 
निर््भरता कम हो। नवीकरणीय ऊर््जजा के सचुारु ट्रान््समिशन के लिए ट्रान््स-
मिशन लाइनोों का निर््ममाण करने एवं इसे ग्रिड से जोड़ने से नवीकरणीय ऊर््जजा 
परियोजनाओ ंके विकास मेें समर््थन मिलेगा। हरित ऊर््जजा गलियारोों के लिए 
बजट आवंटन को बढ़़ाकर 600 करोड़ रुपए कर दिया गया जिससे सौर एवं 
पवन ऊर््जजा हते ुअवसंरचना का निर््ममाण तथा ट्रान््समिशन आसान हो सकेगा। 

	¾ बिजली वितरण कंपनियोों के सधुारोों के तहत राज््योों को अतिरिक्त ऋण लेने 
की अनमुति दी गई ह ैजो नवीकरणीय ऊर््जजा क्षेत्र के लिए एक सकारात््मक 
संकेत ह।ै बजट ने हरित हाइड्रोजन क्षेत्र को भी बढ़़ावा दिया ह ैजिसके तहत 
इसके लिए आवंटन को दोगनुा कर 300 करोड़ रुपए से बढ़़ाकर 600 करोड़ 
रुपए कर दिया गया ह।ै
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	¾ परमाण ुऊर््जजा-भारत की ऊर््जजा सरुक्षा एवं पर््ययावरण अनकूुल ऊर््जजा की दिशा 
मेें दरूदर्शी कदम

	¾ 28वेें अतंर््रराष्ट्रीय जलवाय ु परिवर््तन सम््ममेलन (COP28) मेें कार््बन 
उत््सर््जनमकु्त होने के लक्षष्ययों को प्राप्त करने मेें परमाण ुऊर््जजा की महत्तत्वपरू््ण 
भमूिका को स््ववीकार किया गया। वर््ष 2024 के मध््य तक भारत की परमाण ु
ऊर््जजा क्षमता केवल 8.2 गीगावाट थी, जबकि 2022-23 मेें कुल बिजली 
उत््पपादन मेें इसका योगदान मात्र 2.8% का था। हाल मेें घोषित परमाण ु
मिशन के अतंर््गत वर््ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाण ु ऊर््जजा क्षमता 
स््थथापित करने का लक्षष्य ह।ै

	¾ स््वदशेी छोटे मॉड्यलूर रिएक््टर (SMR) विकसित करने का प्रस््तताव कई 
आवश््यकताओ ंको परूा कर सकता ह,ै जैसे- कठिन भौगोलिक परिस््थथितियोों 
मेें कार््बन उत््सर््जक ऊर््जजा संयंत्ररों का प्रतिस््थथापन, नवीकरणीय ऊर््जजा को ग्रिड 
से जोड़ते समय ग्रिड स््थथिरता सनुिश्चित करना, समदु्री जहाज़ोों की ऊर््जजा 
ज़रूरतोों को परूा करना, आदि।

	¾ अगले दशक मेें भारत मेें कई ऊर््जजा खपत वाले डाटा केें द्ररों की संख््यया मेें वदृ्धि 
होगी। इन केें द्ररों की बिजली खपत वर््ष 2030 तक बढ़कर भारत की कुल 
बिजली खपत के 3% तक पहुचँ सकती ह।ै एस.एम.आर. तकनीक डाटा 
केें द्ररों के लिए एक संभावित स््वच््छ ऊर््जजा समाधान बन सकती ह।ै

	¾ परमाण ुक्षेत्र मेें निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़़ावा दनेे की घोषणा इस उद्योग 
के विस््ततार के लिए महत्तत्वपरू््ण होगी। अनसुंधान एवं विकास के लिए 20,000 
करोड़ रुपए का बजट आवंटन तकनीक के विकास और उसे उन््नत करने मेें 
महत्तत्वपरू््ण होगा, जिससे कि निजी क्षेत्र इसमेें निवेश के लिए आकर््षषित हो 
सकेगा।



हेड ऑफिस: 636, भू-तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल््लली-110009       Page - 15 sanskritiias.com

  Page - PB

Yojana Summary- May 2025

आवागमन
	¾ इलेक्ट्रिक वाहनोों का उपयोग करने से भारत की ऊर््जजा सरुक्षा मज़बतू होगी 
और दशे को वैश्विक तेल कीमतोों मेें उतार-चढ़़ाव से उत््पन््न विदशेी मदु्रा 
बाज़ार के जोखिमोों से बचाने मेें मदद मिलेगी।

	¾ वर््ष 2025-26 के बजट ने इलेक्ट्रिक वाहन निर््ममाण की घरेल ूक्षमता को 
बढ़़ाने और ई.वी. तंत्र मेें आपरू््तति शृखंला की अनिश्चितताओ ंको कम करने 
हते ुइलेक्ट्रिक वाहनोों के आपरू््तति पक्ष पर ज़ोर दिया ह।ै इसके तहत कोबाल््ट, 
लिथियम-आयन बैटरी स्क्रैप , सीसा व जस््तता जैसी महत्तत्वपरू््ण सामग्रियोों पर 
मलू सीमा शलु््क (BCD) को हटाने से ई.वी. निर््ममाण लागत घटेगी और 
भारत मेें ई.वी. विनिर््ममाण आधार मज़बतू होगा।

पुनर््चक्रण
	¾ भारत को विकसित एवं हरित अर््थव््यवस््थथा बनने के लिए भारी मात्रा मेें 
कच््चचे माल की आवश््यकता होगी कित,ु हरित अर््थव््यवस््थथा के लिए केवल 
अप्रयकु्त कच््चचे माल पर निर््भर रहना व््ययावहारिक नहीीं ह।ै चक्रीय अर््थव््यव-
स््थथा ऊर््जजा खपत को 11% तक कम कर सकती ह।ै बजट मेें जहाज़ निर््ममाण 
क्षेत्र एवं अवशषेोों से महत्तत्वपरू््ण खनिजोों की प्राप्ति हते ु वित्तीय लाभोों की 
घोषणा की गई ह ैजो दशे मेें चक्रीय अर््थव््यवस््थथा का मार््ग प्रशस््त करेेंगे।

कृषि क्षेत्र पर ध््ययान
	¾ जलवाय ुपरिवर््तन के कारण होने वाली विषम मौसमी घटनाओ ंजैसे अत््य-
धिक गर्मी और जल संकट से कृषि उपज व खाद्य उत््पपादन मेें गिरावट आ 
सकती ह।ै आर््थथिक सर्वेक्षण मेें पहले ही इन््हेें उजागर किया गया था। इसके 
लिए ‘उच््च उपज वाले बीजोों के लिए राष्ट्रीय मिशन’ की घोषणा की गई 
ह।ै इसका उद्देश््य बदलती जलवाय ुपरिस््थथितियोों को सहने मेें सक्षम बीजोों 
का विकास करना ह,ै ताकि किसान अत््यधिक विषम मौसमी घटनाओ ंका 
सामना कर सकेें  और भारत की खाद्य सरुक्षा को मज़बतूी मिले।
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समग्र कार््रवाई
	¾ भारत की जैव-विविधता के प्रति संवेदनशीलता को ध््ययान मेें रखते हुए, 
प्राकृतिक संसाधनोों एवं पारिस््थथितिक तंत्ररों का संरक्षण आवश््यक ह,ै ताकि 
जैव-विविधता बनी रह े और जलवाय ु को नियंत्रित किया जा सके। इन 
संसाधनोों के संरक्षण से कमज़ोर समदुायोों के लिए सतत ्आजीविका को 
भी समर््थन मिलेगा। जलीय पारिस््थथितिक तंत्ररों की सरुक्षा से स््वच््छ जल 
की उपलब््धता सनुिश्चित होती ह,ै मत््स््यपालन को बढ़़ावा मिलता ह ैऔर 
जलवाय ुपरिवर््तन के प्रभावोों से बचाव की क्षमता बढ़ती ह।ै 

	¾ वित्त वर््ष 2026 के बजट मेें प्राकृतिक संसाधनोों और पारिस््थथितिकी तंत्र के 
संरक्षण, जलीय पारिस््थथितिकी तंत्ररों की सरुक्षा, ‘प्रोजेक््ट टाइगर (बाघ)’ 
एवं ‘प्रोजेक््ट एलीपैैंट (हाथी)’ के लिए अधिक धनराशि आवंटित की गई 
ह।ै यह दर््शशाता ह ैकि भारत पर््ययावरण संरक्षण एवं पारितंत्र की विविधता को 
बनाए रखने के लिए व््ययापक उपायोों के प्रति वचनबद्ध ह।ै

	¾ सतत ्शहरी विकास के लिए शहरी विकास कोष की स््थथापना
	¾ वित्त वर््ष 2026 के बजट मेें ‘शहरी चनुौती कोष’ स््थथापित करने की भी 
घोषणा की गई ह,ै जिसके तहत भारत के विकास वाहक के रूप मेें कार््य 
करने वाले शहरोों के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए जटुाए जाएगंे। जल 
एवं स््वच््छता शहरी क्षेत्ररों के लिए प्रमखु चनुौतियाँ हैैं और बजट ने इस कोष 
मेें बहुत महत्तत्व दिया ह।ै बजट के तहत शहरोों को लाभदायक परियोजनाओ ं
के विकास के लिए प्रोत््ससाहित किया गया ह ैजिसमेें केें द्र सरकार की ओर से 
परियोजना लागत पर 25% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

	¾ केें द्रीय बजट 2025-26 भारत की हरित एवं सतत ्अर््थव््यवस््थथा की महत्त्वाा-
कांक्षा को सशक्त करता ह ैऔर दशे को अत््यधिक जलवाय ुपरिस््थथितियोों 
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को सहने मेें सक्षम बनाता ह।ै इसके अलावा जलवाय ुप्रौद्योगिकियोों के लिए 
भारत को एक प्रतिस््पर्द्धी विनिर््ममाण केें द्र बनाने पर ध््ययान केें द्रित करना दशे 
को आत््मनिर््भर बनाएगा और वैश्विक तापमान वदृ्धि को सीमित करने के 
साझा लक्षष्य को प्राप्त करने मेें अन््य दशेोों की भी सहायता करेगा।

महिलाओ ंके प्रति हिंसा की रोकथाम :बहुक्षेत्र्ीय पहल
सदंर््भ

	¾ महिलाओ ंके प्रति हिसंा भारत मेें सबसे अहम सामाजिक-काननूी चनुौतियोों 
मेें से ह।ै लगातार सधुरे हुए काननूी प्रारूप और नीतिगत प्रयासोों के बावजदू 
महिलाओ ंको यहाँ अब भी घरेल ूहिसंा, यौन प्रताड़ना, यौन-तस््करी, सम््ममान 
के नाम पर हत््यया, साइबर हिसंा एवं कार््यस््थल मेें प्रताड़ना जसेै विभिन््न अत््ययाा-
चार झलेने पड़ते हैैं। 

	¾ इस मदु्दे को समझने एवं हल करने के लिए ऐसी बहुक्षेत्रीय पहल अपनानी 
होगी जिसमेें काननूी, सामाजिक, शकै्षिक, टेक््ननोलॉजी संबंधी व आर््थथिक 
हस््तक्षेप भी शामिल होों। राष्ट्रीय महिला आयोग इस मोर्चे पर सबसे आगे ह;ै 
वह नीतिगत सधुारोों, जागरूकता अभियानोों एवं सभी संबद्ध हितार््थथियोों के 
साथ तालमले से काम करके महिलाओ ंके लिए अधिक सरुक्षित वातावरण 
के निर््ममाण मेें सहयोग कर सकता ह।ै

कानूनी एवं ससं््थथागत ढाँचे को मज़बूत बनाना
	¾ घरेल ूहिसंा से महिला संरक्षण काननू, 200 : इसके तहत घरेल ूहिसंा झलेने 
वाली महिलाओ ंको तरंुत सरुक्षा उपलब््ध कराई जाती ह।ै कार््यस््थल मेें 
महिला यौन उत््पपीड़न (निवारण, निषधे एवं क्षतिपरू््तति) काननू, 2013- यौन 
प्रताड़ना (शोषण) रोकने के लिए कार््यस््थलोों मेें आतंरिक शिकायत समितियाँ 
बनाना अनिवार््य ह।ै 
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	¾ आपराधिक काननू (संशोधन) अधिनियम, 2013 (निर््भया काननू) : यौन 
अपराधोों से जडु़़े काननूोों को मज़बतूी मिली ह।ै

	¾ दहजे निषध काननू, 1961 : इसके तहत दहजे लेने-दनेे और दहजे के करण 
उत््पपीड़न को अपराधा माना जाता ह।ै

	¾ बाल शोषण अपराध संरक्षण अधिनियम (पॉक््ससो), 2012 : इस काननू का 
उद्देश््य नाबालिग बच््चोों को यौन उत््पपीड़न से बचाना ह।ै

	¾ हालाँकि, इनके कार््ययान््वयन मेें चनुौतियाँ बनी हुई हैैं। मामलोों के त््वरित 
निपटान के लिए फास््ट-ट्रैक अदालतोों जैसे संस््थथागत तंत्र को मज़बतू करना 
और महिला पलुिस अधिकारियोों की बढ़ती भर्ती से इन काननूोों के कार््यया-
न््वयन मेें सधुार हो सकता ह।ै

समुदाय-आधारित सहायता प्रणाली का विस््ततार
	¾ दीर््घघावधि बदलाव की दृष्टि से महिलाओ ंके प्रति हिसंा से निपटने के लिए 
समदुायोों को अधिकार दकेर सशक्त बनाना ज़रूरी ह।ै ग्राम स््तर पर महिला 
संगठन और स््व-सहायता समहूोों के गठन जैसी पहलोों से घरेल ूहिसंा झलेने 
वाली महिलाओ ंको समर््थन व साधन मिल जाते हैैं। वन स््टटॉप सेेंटर स््ककीम 
और महिला हले््पलाइन-181 के लाग ूहोने से पीड़़िता को सहायता प्राप्त 
करने मेें बहुत मदद मिलती ह।ै

	¾ धार््ममिक एवं सामदुायिक नेताओ ंको बाल-विवाह जैसी कुरीतियोों के कारण 
होने वाले हानिकारक परिणामोों से लोगोों को अवगत कराने के लिए प्रेरित 
करके भी समाज की सोच व मानसिकता बदली जा सकती ह।ै

सोच या मानसिकता बदलन मेें शिक्षा की भूमिका
	¾ लिग-आधारित हिसंा का प्रमखु कारण बनने वाली परुुष-प्रधान मान््यताओ ं
को जड़ से मिटाने मेें शिक्षा अत््यधिक सशक्त साधन ह।ै वास््तविक बदलाव 
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तो कक्षा मेें ही शरुू होता ह ैजहाँ प्रारंभिक अवस््थथा से ही बच््चोों के मस््ततिष््क 
मेें लिग संवेदना विकसित करना ज़रूरी ह।ै अध््ययापकोों की विशषे भमूिका 
होती ह ैइसलिए उन््हेें समग्र शिक्षण का वातावरण बनाने की ट्रेनिग दी जाए 
जिससे वे रूढ़़िवादी सोच को समाप्त करके सम््ममान व आदर की भावना का 
संचार करेें। यवुा महिलाओ ंमेें कक्षा की पढ़़ाई के साथ ही आत््मरक्षा का भी 
प्रशिक्षण दिया जाए।

	¾ फिल््म निर््ममाण एवं विज्ञापन से जडु़़े लोगोों से सहयोग करके भ्रामक धारणाओ ं
की अभिव््यक्ति रोकने और प्रगतिशील लिग-भमूिका को बढ़़ावा दनेे मेें मदद 
मिल सकती ह।ै माता-पिता एवं अभिभावक भी घरेल ूकामकाज व व््यवस््थथा 
मेें पतु्र-पतु्रियोों को समान रूप से दखेने और उनमेें आपसी सम््ममान, आदर 
तथा अहिसंा की भावनाए ँविकसित करने मेें अहम योगदान कर सकते हैैं। 
विभिन््न पीढ़़ियोों के स््तर पर लगातार प्रयास करके ही शिक्षा से लिग-आधा-
रित हिसंा समाप्त करने मेें कामयाबी मिल सकती ह।ै

महिला सरुक्षा मेें तकनीक का योगदान
	¾ महिलाओ ं के प्रति हिसंा की चनुौती से निपटने मेें तकनीक बहुत अहम 
भमूिका निभा सकती ह।ै निर््भया, शरेोज़ एवं हिम््मत प््लस जैसी मोबाइल 
एप््ललीकेशसं से महिलाओ ंको बल मिलता ह ैजिससे वे तरंुत सहायता प्राप्त 
कर सकती हैैं। 

	¾ साइबर अपराधोों को रोकने वाले ऑनलाइन तंत्र का विस््ततार एवं डिजिटल 
सरुक्षा के बारे मेें जागरूकता बढ़़ाना भी साइबर प्रताड़ना व ऑनलाइन 
स््टटॉकिग (पीछा करना) की घटनाए ँ रोकने की दिशा मेें काफी महत्तत्वपरू््ण 
उपाय हैैं।
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आर््थथिक सशक्तीकरण- हिंसा रोकने वाला कवच
	¾ आर््थथिक स््वतंत्रता लिग-आधारित हिसंा रोकने का सबसे शक्तिशाली 
माध््यम ह।ै महिलाए ँप्राय: आर््थथिक तंगी के कारण ही यौन-प्रताड़ना झलेने पर 
मजबरू होती हैैं और वे शोषण का प्रतिरोध भी नहीीं कर पातीीं हैैं। महिलाओ ं
को कौशल प्रशिक्षण दकेर और उन््हेें आर््थथिक तौर पर आत््मनिर््भर बनाकर 
इसका समाधान किया जा सकता ह।ै 

	¾ स््ककिल इडंिया जैसी सरकारी पहलोों से रोज़गार दनेे की क्षमता बढ़ती ह,ै 
जबकि मदु्रा योजना और स््टैैंडअप इडंिया जैसी योजनाओ ंसे उन््हेें आर््थथिक 
समर््थन मिलता ह ैतथा वे अपना कारोबार शरुू करने व उनका विस््ततार करने 
मेें समर््थ होती हैैं। 

	¾ बदलाव लाने मेें आर््थथिक सरुक्षा के प्रभाव को मानते हुए लखपति दीदी 
योजना लाग ू की गई, जिसका उद्देश््य स््व-सहायता समहूोों की 2 करोड़ 
महिलाओ ंको लखपति उद्यमी बनाना था। इस पहल से लचीलापन बढ़ता 
ह ैक््योोंकि महिलाओ ंको कौशल प्रशिक्षण, वित्तीय साक्षरता दकेर और उन््हेें 
ऋण उपलब््ध कराकर आय का निश्चित एवं स््थथायी साधन महुयैा किया 
जाता ह।ै समान वेतन दनेे की व््यवस््थथा अपनाकर और सरुक्षित तथा शोष-
णमकु्त कार््यस््थल स््थथापित करके आर््थथिक शोषण रोकने के साथ ही अधिक 
समावेशी व््ययावसायिक परिवेश बनाया जा सकेगा।

महिलाओ ंके प्रति साइबर हिंसा का समाधान
	¾ डिजिटल पैठ बढ़ने के साथ ही साइबर हिसंा नए यगु की चनुौती बनकर 
उभरी ह ैजिसमेें ऑनलाइन उत््पपीड़न, साइबर स््टटॉकिग एवं बिना सहमति के 
चित्र शयेर करने जैसे अपराध बढ़़े हैैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओ ं
की साइबर सरुक्षा के प्रति जागरूकता बढ़़ाने के उद्देश््य से डिजिटल शक्ति 
कार््यक्रम जैसी पहलेें शरुू की हैैं। 
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	¾ ऑनलाइन उत््पपीड़न की रोकथाम के लिए काननूी तंत्र को मज़बतू किया 
जाएगा, यौन कदाचार रोकने के लिए सोशल मीडिया प््ललेटफॉर्ममों के साथ 
मिलकर प्रयास किए जाएगंे और डिजिटल साक्षरता को बढ़़ावा दकेर 
महिलाओ ंको सरुक्षित ढंग से ऑनलाइन कार््यक्रम प्रयोग करने की आज़ादी 
मिल जाएगी।

लिंग-आधारित हिंसा से निपटने के लिए सार््वजनिक-निजी भागीदारोों 
को मज़बूत करना

	¾ महिलाओ ं के प्रति हिसंा को रोकने मेें सार््वजनिक-निजी भागीदारी भी 
सहयोग कर रही ह।ै निजी कार््यस््थल सरुक्षा व््यवस््थथा मेें अहम भमूिका निभा 
सकते हैैं। कंपनियोों एवं सरकारी कार््ययालयोों मेें लिग-ऑडिट (लेखा-जोखा) 
शरुू करने से यह सनुिश्चित हो सकेगा कि कार््यस््थल मेें महिलाओ ंके यौन 
शोषण (वितरण, निषधे एवं समाधान) अधिनियम, 2013 का सही प्रकार 
से परिपालन किया जा रहा ह।ै

	¾ भारतीय महिला आयोग (NCW) जैसे संगठनोों के साथ समन््वय से कई 
कंपनियाँ आतंरिक शिकायत समितियाँ (ICC) बनाने की योजना लाग ूकर 
रही हैैं और प्रताड़नामकु्त कार््यस््थलोों की स््थथापना करके कर््मचारी संवेदीक-
रण कार््यक्रम चला रही हैैं।

	¾ कंपनियाँ कई महानगरोों मेें शरुू की गई ‘सरुक्षित नगर परियोजनाओ’ं जैसी 
पहलोों को समर््थन दकेर तथा बेहतर निगरानी प्रणालियोों मेें निवेश करके, 
परिवहन सेवाए ँजटुाकर और महिलाओ ंके अनकूुल बनुियादी सवुिधाओ ं
की व््यवस््थथा करके योगदान कर सकती हैैं। ऐप-आधारित कैब सेवाओ ंमेें प्र-
माणित ड्राइवर, जी.पी.एस. ट्रैकिग और आपात प्रतिक्रिया बटन जैसे फीचर 
लगाए जा चकेु हैैं परंत ुअभी सरुक्षा तंत्र के अधिक विस््ततार तथा जवाबदहेी 
तय करने की व््यवस््थथा करने की ज़रूरत ह।ै
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	¾ अनसुंधान एवं विकास पर निवेश भी ज़रूरी ह।ै टेक फर्ममें और स््टटार््टअप 
कंपनियाँ सरकारी एजेेंसियोों के साथ मिलकर ए.आई. चालित उपकरण 
विकसित करने, पहने जाने वाले सरुक्षा उपकरण तैयार करने और लीगल 
टेक समाधान खोजने मेें कामयाबी पा सकती हैैं जिससे अपराधोों की रिपो-
र््टििंग आसानी से की जा सकेगी।

	¾ फिर, निगमित सामाजिक दायित््व (CSR) कोष मेें वन स््टटॉप सेेंटर (OSC) 
स््थथापित किए जा सकेें गे जिनसे निर््भया कोष की व््यवस््थथा के तहत सरुक्षित 
बचने वाली पीड़़िताओ ंको मनोवैज्ञानिक, काननूी व चिकित््ससा सहायता दी 
जा सकेगी।

	¾ संघर््षग्रस््त क्षेत्ररों मेें लिग-आधारित हिसंा (GBV) से निपटना 
	¾ संघर््षग्रस््त एवं आपदा की आशकंा वाले क्षेत्ररों की महिलाओ ं के लिए 
लिग-आधारित हिसंा की शिकार बनने की संभावना अधिक होती ह।ै 
लिग-आधारित हिसंा रोकने वाली आपदा नीतियोों मेें काननू लाग ू करने 
वाली एजेेंसियोों एवं मानवीय सहायता कार््यकर््तताओ ंके लिए स््पष्ट दिशा-
निर्देश होने चाहिए कि वे हिसंा रोकने तथा उससे निपटने के लिए क््यया करेें। 
महिलाओ ंको घरेल ूहिसंा से बचाने वाले काननू एवं पॉक््ससो काननू तथा 
अनैतिक कारोबार निवारण अधिनियम जैसे मौजदूा काननूोों को लाग ूकरने 
की व््यवस््थथा मज़बतू करना संकटग्रस््त कमज़ोर महिलाओ ंव बच््चोों को 
सरुक्षा दनेे की दृष्टि से महत्तत्वपरू््ण ह।ै

	¾ व््ययापक योजना मेें आपात शरणस््थलोों का विस््ततार और वन स््टटॉप सेेंटरोों की 
संख््यया बढ़़ाना ज़रूरी ह,ै ताकि पीड़़ित महिलाओ ंको तरंुत सरुक्षा, चिकित््ससा 
सहायता एवं काउंसलिग (परामर््श) सेवा प्रदान की जा सके। काननू लाग ू
करने वाले अधिकारियोों व मानवीय कार््यकर््तताओ ं को मिशन शक्ति जैसे 
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कार््यक्रमोों के तहत प्रशिक्षित किया जाए, ताकि वे हर मामले को परेू ध््ययान 
एवं सावधानी से संभालेें। महिलाओ ंके नेततृ््व वाली सामदुायिक पलुिस 
व््यवस््थथा पहलोों को बढ़़ावा दनेे से विश्वास बढ़़ाने और स््थथानीय सरुक्षा नेट-
वर््क  को मज़बतू करने मेें मदद मिलेगी।

सामूहिक कार््रवाई की आवश््यकता 
	¾ भारत मेें महिलाओ ंके प्रति हिसंा से निपटने के लिए ऐसी बहुक्षेत्रीय पहल 
ज़रूरी ह ैजिसमेें काननूी, सामाजिक, आर््थथिक, टेक््ननोलॉजिकल और शिक्षण 
का समकेित हस््तक्षेप शामिल होों। राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओ ंके लिए 
सरुक्षित परिवेश बनाने के उद्देश््य से सरकारी एजेेंसियोों, सिविल सोसाइटी 
और निजी क्षेत्र से सहयोग के लिए प्रतिबद्ध ह।ै महिलाओ ंके प्रति हिसंा 
केवल काननू और पलुिस का मदु्दा नहीीं ह;ै यह नैतिक और सामाजिक अनि�-
वार््यता ह।ै सामहूिक प्रयासोों से हम ऐसे भारत का निर््ममाण कर सकते हैैं जहाँ 
हर महिला सम््ममान के साथ, सरुक्षित रूप से और हिसंामकु्त वातावरण मेें रह 
सकती ह।ै


